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श्रम विभाग. 


+ 


दिनांक 23 अप्रैल , 1985 


सं ० प्रो . किरोदाबाद/ 46-85/-17865... चूंकि हरियाणा : के राज्यपाल की राय है कि मै ० राज इंजीनियरिंग एण्ड 
फाऊंडरी , प्लाट नं0 68 , सैक्टर -24 , फरीदाबाद के श्रमिक श्री लेहरी खान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें ; इसके बाद 
लिखित मामले में प्रायोगिक विवाद है ; 

भौर से हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इसलिमन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के बण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग हुपे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-4म / 68/15254, दिनांक 2955 न, 
1968, के साथ हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी -श्रम-88- श्रम / 57/1 1245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 

बार के नगन्ति श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
मायनिर्णय के लिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्वं मामला है या विवाद से सुसंगठ 


अपका सम्बन्धिमला है : 


लेहरी खान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, वो वह किस राहत का हकदार है ? 


.../मम्बाला/ 216-84/ 17872.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि चोर एडमिनिस्ट्रेटर 

ii . अ. हवामा, चाहोगढ़, (2). एर पिटव इन्जीनियर, हरियाणा अर्बन डिवलपमैंट भयोर्टी डि ० नं ० 
3, पंचकूला/मिक भी कृष्ण चन्द्रवश इसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद मिक्षित मामले में कोई गावोषिक 


स 


म 


- 


मामला 
सुसंगत 


पहरियाणा के राज्यपाल विवाद को पायनिय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

मन, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा (1 ) रेषण ( ) रामचक्तियों 
मागोमा हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - म, दिनांक 18 " मप्रेस , 1014, 
रा सुनियम की धारा ? के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित ही लिया 

य हे निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों क्या श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है। या विकार से 
म्मिन्धित मामला है : 
| श्री कृष्ण चन्द्र को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
वि./अन्बाला 114-84 /17879.-- चूंकि हरियाणा के रामरज को राय है कि ( 1) मुख्य प्रशासक हरियाणा 
in its firsti, tisti , ( 2 ) नु नका हयामा यरडिसट अपोर्टो पंचकूला , हरियाणा 
बीईया तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिबित मामले में कोई प्रायोगिक विशय है ; 

र कि हरियाणा के राज्यराल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वानीय समझते है । 

उलिए , पर, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के पण ( ग ) द्वारा प्रदान की 
प्रपोज करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. ३ (44 ) 84-3 - अप , दिनांक 18 अप्रेम , 

उस अधिनियम को भारा 7 के प्रजोन गभि श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादास या उससे जानते 
निया मामला न्याय निर्गय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों नपा अमिक के बीच मा वो 

विमानमा 
। सुसंपत प्रथवा सम्बन्धित मामला है : 
पाथी भईया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहतका हकदार है । 
पो.वि./ अम्बाला/ 39-85/ 17886.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै , बड़ा गांव कोमापरेटिव क्रेडिट 
सोसाईटी लि . बड़ा गांव, तहसील नरायणगढ़ , जिला अम्बाला के धमिक श्री नत्यु राम तथा उसके प्रबनाकों में पान 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 
और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हैव निर्दिष्ट करना काछनीय समझते है 


. 


.... 


- 
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( priti 


--- 


। 


. 


। परिवाहन प्रायुक्त , 


इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के र (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इ सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84 - श्रम , दनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बालः, को विवादग्रस्त में उससे सुसंगत या उससे 
संबंधित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक वेशीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री नत्थु राम को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस त का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि.अम्बाला/ 229-84/17892.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 
हरियाणा, चण्डीगढ़ ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , यमुनानगर , के श्रमिक श्री अभी चन्द तथा उसकेनन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है.; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीयं समझते है 

इसलिए , भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3( 44) 84-3 श्रमांक 18 अप्रैल, 
1984 ,द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7 के प्रबोन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सन्त नीचे लिखा 
मयमला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो शि उ प्रन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादमा म है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री प्रमी चन्द को सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस चा हकदार 


.... 


सं . मो . वि. अम्बाला / 226-84 / 17899.-- चूंकि 

हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 

) सचिव , 
हरियाणा राज्य विगतोकोई, ART ( 2) लारोप्रभा, (प्राशन डयोजन ), हरियाणा राज्य बिजली और, . 
अमिव श्री सोहन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोबोगिक विका 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समय है । 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , को धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84- 3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 198. 
अधिनियम की धारा ? के अधीन गांठत श्रम न्यायालय, अम्बाला , का विवादास्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याः लिये 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत भयवा समामला 


यों का 
उमंत 


.. 


. 


क्या श्री सोहन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकद 
सं. मो.वि./ पानोपत 25-35 /17906 .-- कि हरियाणा के राज्याल 

--कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. ज्योति 
सलोनी रोड, उमा बेड़ो, पोत, श्री . प्राजाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस बार लिविं 
को पोयोगिक विवाद है । 

और एसिरियाणा के राज्यपाल विशद को भ्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , मय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को अधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रद 
पतियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रवितुचना सं.. 3 ( 44) 84-34 , दिनांक .: 
..1984 द्वारा उक्त . अधिनियम.को धारा 7 के अधीन गति थम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नी 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उ प्रबन्धकों तया श्रमिस के बीच पा तो विवादास्त मामले 
विवाद सुसंगत अपवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री प्राजाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


" 


- 


जे ० पी ० रतन , 


उप सचिव , हरियाणा सरका 

श्रम विभाग । 


